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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 3926
सोमवार, 2 अप्रैल, 2018/ 11 चैत्र, 1940 (शक)
नई प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन प्रणाली शुरू किया जाना
3926. श्री एन॰ गोकुलकृष्णनः 
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या भविष्य में राजमार्गों का विस्तार इसके खंडों को पहुंच नियंत्रित बनाने के आधार पर होगा ताकि धीमी गति से चलने वाले वाहन ऐसे खण्डों में प्रवेश न कर सकें;

(ख) क्या यह भी सच है कि धीरे चलने वाले वाहनों के लिए सर्विस मार्ग होंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने नई प्रौद्योगिकी आधारित परिवहन प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है जो कि नीति आयोग के विचाराधीन है; और
(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) और (ख): इस मंत्रालय के ‘पीपीपी परियोजनाओं के माध्‍यम से राजमार्गों को 4-लेन बनाने के लिए मानक और विनिर्देशन के मेनुअल’ (आइआरसी: एसपी: 84-2014) में यह शर्त लगाई गई है कि परियोजना राजमार्ग के लिए पहुंच आंशिक रूप से नियंत्रित होगी। सामान्‍यत:, परियोजना राजमार्गों के लिए पहुंच केवल पूर्व-निर्धारित अवस्‍थानों पर ही प्रदान की जाएगी। स्‍थानीय यातायात से निपटने के लिए सामान्‍यत: सर्विस रोड प्रदान की जाती है।
(ग) और (घ): मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 1095(अ), दिनांकित 28.11.2016 के तहत दुपहिया, ई-रिक्‍शा, तिपहिया और कोई अन्‍य वाहन जिसके लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परमिट अपेक्षित नहीं है, को छोड़कर सार्वजनिक सेवा वाहनों में 1 अप्रैल, 2018 से व्‍हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और एक अथवा अधिक इमरजेंसी बटनों का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। 
*****
